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सं ० ओ ० वि ०/एफ.० डी ०/ 162-86 / 46425 . -बूकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि म . टोपाज प्रोवरसीज 
प्रा ० लि ०, 24 बी 4/5, प्रोद्योगिक क्षेत्र , फरीदाबाद, यो श्रमिक श्री दया नन्द, मार्फत भारतीय मजदूर संघ, विश्वकर्मा भवन , 
नीलम बाटा रोड़, फरीदाबाद , तथा प्रबन्धकों के मध्य इसमें इसके बाद लिखित माम ने के सम्बन्ध में कोई प्रौद्योगिक विवाद है ; 

और चूं कि हरियाणा के राज्यपाल इस विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निदिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ; 

इसलिये , प्रव, प्रोद्योगिक विवाद अधिनियम , 1917, को धारा 10 की उपधारा ( 1 ) के खण्ड ( घ ) द्वारा 
प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुये हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा । अधिनियम, को धारा 7 क के अधीन 
गठिन प्रौद्योगिक अधिकरण , हरियाणा , फरोजाबाद, को नोवे विनिदिष्ट मामला जो कि उक्त प्रबन्धकों तया श्रमिक के बीच 
या तो विवादग्रस्त मामला है अथवा विवाद से गुसंगत या सम्बन्धित मामला है न्यायनिर्णय एवं पंचाट तीन मास 
में देने हेतु निदिष्ट करते हैं : 

क्या श्री दया नन्द को सेवाओं का समापन य योचित तथा ठीक है ? यदि नहीं , तो वह किस राहत का हकदार है ? 

सं ० श्रो ०वि ०/ एफ ० डी ०/ 162-86/46432 .-- चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मै ० टोपाज प्रोवरसीज प्रा . लि . , 
24 बी , 4/5, प्रौद्योचिक क्षेत्र, फरीदाबाद, के श्रमिक श्री राम मिलन , मार्फत भारतीय मजदुर संघ, विश्वकर्मा भवन , नीलम बाटा रोड़ 
फरीदाबाद तया प्रबन्धकों के मध्य इसमें इसके बाद लिखित मामले के सम्बन्ध में कोई प्रौद्योगिक विवाद है ; 

मौर चूंकि हरियाणा के राज्यपाल इस विवाद को न्यायनिर्णय हेतु, निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते है ; 

इसलिये , पत्र, औद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947, की धारा 10 की उपधारा ( 1 ) को खण्ड ( घ ) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों 
का प्रयोग करते हुये हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 7-2 के अधीन गंठित प्रौद्योगिक अधिकरण , 
हरियाणा , फरीदाबाद , को नीचे विनिदिष्ट मामला जो कि उक्त प्रवन्धकों तथा श्रमिकों के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है 
अथवा विवाद से सुसंगत या सम्बन्धित मामला है न्यायनिर्णय एवं पंचाट तीन मास में देने हेतु निर्दिष्ट करते है : 

क्या श्री राम मिलन की सेवाओं का सभापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं, तो वह किस राहत 

का हकदार है ? 

सं ० प्रो ० वि ०/ यमुना/ 65-84/ 46439. - चं कि हरियाणा में राज्यपाल की राय है कि मै ० निदेशक , उद्योग विभाग , 
हरियाणा (प्रशासन अनुभाग) , 30 बेज बिल्डिंग , संक्टर 17, चण्डीगढ़, ( 2) प्रौद्योगिक विकास केन्द्र टूल्ज एण्ड डाईज , जगाधरी, क 
अमिक श्री हरजिन्दर सिंह, पुत्र श्री दलीप सिंह, मकान नं ० 112-ई. प्रोफेसर कालोनी, विश्वनाथ मन्दिर के पास, यमुनानगर तथा उसक 
प्रबन्धकों के मध्य इसमें इसके बाद लिखित मामले में कोई प्रौद्योगिक विवाद है ; 

और चं कि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ; 

इसलिये , अब , प्रौद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947, की धारा 10 की उपधारा ( 1) के खण्ड ( ग) द्वारा प्रदान की गई 
शक्तियों का प्रयोग करते हुये हरियाणा के राज्यपाल इस के द्वारा सरकारी अधिसूचना सं 0 3( 44) 34-3 - श्रम , दिनांक 18 अप्रैल , 1984 
द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 7 के अयोन गठित श्रम न्यायालय , अम्बाला , को विवादग्रस्त या उसते सम्बन्धित नीचे लिवा मामला 
न्यायनिर्गय एवं पंचाट तीन मास में देने हेतु निर्दिष्ट करते हैं जो कि उक्त प्रवन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है 
या विवाद से सुसंगत अयदा सम्बन्धित मामला है : -- 


- 


क्या श्री हरजिन्दर सिंह की सेवाओं का समापन न्यायोचित तया ठीक है ? यदि नहीं, तो वह किस राहत का हकदार है ? 

सं ० प्रो ० वि ० / एफ ० डी ० / 27-86/ 46407.-- चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मै ० टोपाज प्रोवरसीज प्रा . 
लि ० , 24, बी , 4/5, प्रौद्योगिक क्षेत्र , फरीदाबाद , के श्रमिक श्री गिरीराज शंकर , पुत्र श्री रामनगीना, मार्फत भारतीय मजदूर संघ ,विश्वकर्मा 
भवन , नीलम बाटा रोड, फरीदाबाद तथा प्रवन्धकों के मध्य इसम इसके बाद लिखित मामले के सम्बन्ध में कोई औद्योगिक 
विवाद है। 

और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल इस विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ; 

इसलिए, अब, प्रौद्योगिक विवाद, अधिनियम, 1947, की धारा 10 की उपधारा ( 1 ) के खण्ड ( घ ) द्वारा प्रदान की गई 
गक्तियों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 7- क के अधीन गठित औद्योगिक अधिकरण , 
हरियाणा, फरीदाबाद, को नीचे विनिर्दिष्ट मामला जो कि उक्त प्रवन्धकों तथा अमिकों के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है भयवा 
विवाद से सुसंगत या संबंधित मामला है न्यायनिर्णय एवं पंचाट तीन मास में देने हेतु निर्दिष्ट करते हैं : 

या श्री गिरीराज शंकर की सेवाओं का समापन न्यायोचित तया ठीक है ? यदि नहीं , तो वह किस राहत का हकदार है ? 


